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 श्री राहुल कस्वां (चुरू) :             राजस्थानी भाषा को संवैधानिनक सम्मान नही दि�या जाना दुभा�ग्यपूर्ण� हैं । आजा�ी के
                 पहले से राजस्थानी की संवैधानिनक मान्यता की मांग शांनितपूर्ण� तरीके की जा रही है लेनिकन कें द्र सरकार और
            राज्य सरकार द्वारा राजस्थानी भाषा की अन�ेखी की जा रही ह ै । 2003      में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा

        सव�सम्मनित से प्रस्ताव पास करके कें द्र सरकार को 8          वी अनुसूची में राजस्थानी भाषा को जोड़ने के लिलए भेजा
    गया था । भाषानिव� MS              महापात्रा के प्रनितनिनधिधत्व में एक कमेटी भी बनाई गई थी जिजसने राजस्थानी भाषा को
       समृद्ध बताया था निCर भी राजस्थानी को 8            वी अनुसूची में नही जोड़ा गया जबनिक अन्य भाषाओं को कें द्र सरकार

 द्वारा 8                  वी अनुसूची में भी जोड़ा जा रहा है और निवभिभन्न राज्य सरकारें अपनी के्षत्रीय भाषाओं को राजभाषा का
                 �जा� भी �े रही है । ऐसे कौनसे मानक है जिजन पर राजस्थानी खरा नहीं उतरती है। 2003    में संनिवधान की 8 वी

  अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैलिथली,               संथाली को जोड़ा गया लेनिकन राजस्थानी को नहीं जोड़ा जा रहा है । हाल में
असधिमया, बांग्ला,                  मराठी आदि� को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में जोड़ा गया है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है

    निक राजस्थानी भाषा को 8         वी अनुसूची में जोड़ें तथा राज्य सरकार अनुचे्छ� 345     के तहत राजस्थानी भाषा को
     राज्य में राजभाषा बनाये ।

 


